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कानूनी भाषा आम लोगों को समझने में दिक्कत होती है| इस पुस्तिका में. 
में सूचना का अधिकार अधिनियम और ६"के कायदों को सरल करके 
आसान शब्दों में दिया गया है | किसी भी तरह की अस्पष्टता होने पर भारत 
सरकार एवं म.प्र. सरकार द्वारा बनाये गये नियम देखें | 


(9) जानकारी की ताकत 


जानकारी का विकास से गहरा रिश्ता है। पंचायत, स्कूल, 
आंगनबाड़ी, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर तहसील और पटवारी 
तक कई सेवाओं के बारे में कई तरह की जानकारियों की जरूरत लोगों को 
पड़ती रहती हैं। ऐसी जानकारी न होने से वे इससे संबंधित योजनाओं का 
लाभ नहीं ले पाते या इनसे जुड़ी तथा अपनी समस्याओं को हल नहीं कर 
2 लि] 

सरकार द्वारा गरीब लोगों के विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं 
चलाई जा रही है। उन योजनाओं का लाभ अभी तक किन्‍्हें मिला है और 
किन्हें मिलना चाहिए?सरकांरी योजनाओं के लिए "कितना पैसा आया 
था?अभी तक कितना पैसा बचा है? कितने काम अधूरे पड़े हैं, और क्यों?इस 
तरह के कई सवाल हैं, जिनकी जानकारी मिलने से काम में अनियमितताएं 
दूर की जा सकती हैं और काम के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर दबाव बनाया 
जा सकता है। इस तरह जानकारी हासिल होना लोगों को ताकतवर करने 
का तरीका है। कभी कभी जिम्मेदार ओहदों पर काम कर रहे सरकारी 
कर्मचारी या चुने गये प्रतिनिधियों का यह कहना भी होता है कि जानकारी 
निकलवाने की प्रकिया से समय बर्बाद होता है या उनकी परेशानी बढ जाती 
है। पर खुले ढंग से और समय पर काम करने वाले अधिकारी जानकारी के 
अधिकार से नहीं घबराते | बल्कि वे इसके जरिये परिस्थिति को और साफ 
कर सकते हैं | 


जानकारी के 
अधिकार का कानून क्‍या है? 
हमारे देश में सरकारी कार्यालयों से जानकारी लेने का अधिकार 
लोगों को पहले प्राप्त नहीं था। सरकारी कार्यालयों से जानकारी मिलना 
संबंधित अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर था कि वे जानकारी दे या न - 
यदि वे जानकारी नहीं दें तो उनकी शिकायत या किसी भी तरह की 


] जानकारी लेने का अधिकार 


कार्यवाही नहीं हो सकती थी | इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों में अपना 
काम करवाने में दिक्कत आती थी और खूब देरी भी होती थी। कई काम 
अटके रह जाते थे | 
सन्‌ 2005 में भारत सरकार ने देश के लोगों को जानकारी का अधिकार देने 
के लिए एक कानून लागू किया। इस कानून को “सूचना का अधिकार 
अधिनियम 2005” कहा जाता है। इस कानून ने देश के हर नागरिक को 
किसी भी सरकारी कार्यालयों से किसी भी तरह की जानकारी लेने का 
अधिकार दिया है। देश की सुरक्षा, सेना और अस्त्र-शस्त्र संबंधी जानकारी 
छोड़कर कोई भी जानकारी ली जा सकती हैं | जानकारी न देने पर संबंधित 
अधिकारी से सजा के तौर पर जुर्माना वसूल किया जाता है | यानि अब लोगों 
को चाही गई जानकारी देना सरकारी अधिकारियों का काम बनाया गया है | 
इसके लिए सरकार ने खास नियम-कायदों और ढांचा तैयार किया है।. 
सूचना क॑ अधिकार के तहत किस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है? 
जानकारी देने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी?जानकारी न देने या 
गलत जानकारी देने पर हम आगे क्‍या कर सकते हैं?जानकारी कितने दिनों 
के अंदर दे देनी चाहिए?इस तरह के कई सवालों का जवाब इस कानून में 
ियागयाहै। 


इस अधिकार के तहत सरकारी कार्यालयों से कई तरह की 
जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, गांव में स्थित सेवाओं जैसे 
आंगनबाड़ी, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केन्द्र व सरकारी अस्पताल, तहसील 
कार्यालय, जमीन का रिकॉर्ड, पुलिस थाना, वन विभाग, कृषि विभाग, कृषि 
उपज मगण्डी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेल विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, 
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, न्यायालय, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जनपद 
पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर कार्यालय, एस.पी. ऑफिस, आदि सभी 
कार्यालयों से किसी भी तरह की जानकारी मांगी जा सकती हैं। यानि हमारे 
गांव के आसपास के सरकारी कार्यालयों से लेकर जनपद, जिला तथा 
राजधानी तक के किसी भी कार्यालय से जानकारी मांगने का अधिकार अब 


लोगों को है | 
जानकारी देने 
की जिम्मेदारी 


सूचना के अधिकार अधिनियम में लोगों को चाही गई जानकारी देने 
के लिए एक ढांचा बनाया गया है। यानि हर कार्यालय में जानकारी देने की 
जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है | जो इस प्रकार है:- 
4. लोक सूचना अधिकारी 

हर कार्यालय में एक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त 
किया गया है| ब्लाक, जिला से लेकर संभाग और राजधानी में स्थित सभी 
कार्यालयों में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है | आमतौर पर 
कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। 
इसके अलावा हर कार्यालय में एक सहायक लोक सूचना अधिकारी भी 
नियुक्त किया गया है। ताकि लोक सूचना अधिकारी के व्यस्त रहने व 
कार्यालय में उपलब्ध न होने की दशा में लोग सहायक लोक सूचना 
अधिकारी को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं| इसी तरह 
कई कार्यालयों द्वारा गांव व पंचायत स्तर पर पदस्थ कर्मचारी को उस 
कार्यालय के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्‍त किया है, ताकि 
लोगों को जानकारी के आवेदन देने के लिए ब्लाक मुख्यालय न आना पड़े | 
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उदाहरण के लिए जनपद पंचायत का लोक सूचना अधिकारी मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी को बनाया गया है। जबकि ग्राम पंचायत सचिव को 
सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में जानकारी देने की जिम्मेदारी दी 
गई है। इसी तरह जनपद पंचायत के कार्यालय में भी एक कर्मचारी को 
सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है | 

जानकारी देने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की है | जानकारी पाने के 
लिए लोग अपने आवेदन लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना 
अधिकारी को दे सकते हैं | 


पढ़ना-लिखना नहीं जानने वाले लोग सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 
लेना चाहें तो लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी उन्हें 
आवेदन लिखवाने में मदद करेंगे | 


2. अपीलीय अधिकारी 

हर विभाग में एक अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त गया है | 
यह अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होता है| लोगों को जानकारी 
मांगने के लिए लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को 
आवेदन देना चाहिए। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिनों में 
जानकारी नहीं दी गईं या चाही गई जानकारी से अलग जानकारी दी गई हो 
तो लोग अपीलीय अधिकारी को अपील या शिकायत कर सकते हैं | 


4 57० जानकारी लेने का अधिकाए 


सूचना क॑ अधिकार के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय से 

जानकारी निम्न रूपों में प्राप्त की जा सकती है:- 

4.. दस्तावेज की फोटोकापी ली जा सकती है | 

2. दस्तावेज एवं आंकड़ों की सीडी, फलापी, वीडियो कैसेट आदि ली जा 
सकती है। 

3. प्रकाशन जो संबंधित विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए हों, लिये जा 
सकते हैं | 

4... दस्तावेजों का निरीक्षण | यानि दस्तावेजों को उन्हीं के कार्यालय में पढा 
जा सकता है | 

किसी भी प्रकार की जानकारी पाने के लिए कुछ निर्धारित शुल्क देना पड़ता 

है जिसके बारे में आगे बताया गया है | 
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-“ जानकारी लेने का तरीका 

जानकारी लेने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी 
जानकारी चाहिए और वह किस कार्यालय से मिलेगी | यह स्पष्ट होने के बाद 
संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जानकारी प्राप्त करने 
के प्रमुख कदम इस प्रकार है:- 
आवेदन तैयार करना 

जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आवदेन तैयार करें | 
आवदेन टाईप किया हुआ हो या सादे कागज पर हाथ से साफ साफ लिखा 
हो सकता है | आवेदन पत्र में जानकारी मांगने वाले का नाम, पूरा पता, यदि 
फोन नंबर हो तो वह भी लिखे | साथ ही उसमें क्या जानकारी चाहिए यह 
स्पष्ट लिखना चाहिए | उदारण के लिए यदि आपको किसी ग्राम पंचायत के 
आय-व्यय की जानकारी प्राप्त करनी हो तो यह स्पष्ट लिखें कि किस ग्राम 
पंचायत का आय-व्यय तथा किन सालों या महीनों के आय-व्यय की 
जानकारी चाहिए | हमारा सवाल एक दम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए | 
आवेदन पत्र में यह लिखने या बताने की जरूरत नहीं कि आपको यह 
जानकारी क्‍यों चाहिए या आप इस जानकारी का क्‍या करेंगे | द 

आवेदन पत्र में यह भी लिखें कि जानकारी आपको किस रुप में 
चाहिए- सत्यापित फोटोकॉपी, सी.डी., या केवल अवलोकन के लिए 


आवेदन प्रस्तुत करना 
आवेदन तैयार करने के बाद 
उसे संबंधित विभाग के सहायक 
लोक सूचना अधिकारी या लोक 
सूचना अधिकारी को दें। आवेदन 
देते समय दस रूपए जमा करवाकर 
उसकी रसीद प्राप्त करें| आप चाहे 
तो दस रूपए के स्टांप पर भी 
आवेदन दे सकते हैं | जिन लोगों का 


 घ्यानस्खें.. 

० सूचना मांगने का आवेदन देते समय 
उसकी पावती जरूर लें। रा. 
० जमा किए गए शुल्क की रसीद प्राप्त करें। 


कार्ड की फोटोकॉपी भी संलग्न करें। 
» आवेदन की एक प्रति (फोटोकॉपी) अपने. 


नाम गरीबी रेखा की सूची में है उन्हें. *8 


यह राशि जमा करवाने की जरूरत 
नहीं हैं। इसके लिए आवेदन पत्र में 
बीपीएल सूची में अपना क्रमांक तथा 
गांव व पंचायत के नाम जरूर लिखें 
साथ ही बीपीएल राशन कार्ड की 


० यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने 
से इंकार करें तो, अपीलीय अधिकारी व 
राज्य सूचना आयोग को शिकायत करें। _ 

० जानकारी नहीं मिलने पर निर्धारित समय 
सीमा में अपील करें।..........ः 


फोटोकॉपी भी आवेदन के साथ लगा देवें | आवेदन देते समय उसकी पावती 
जरूर लें | यह पावती इस बात का सबूत है कि आपने संबंधित कार्यालय में 
सूचना के अधिकार का आवेदन जमा करवाया है। यदि आपको एक माह में 


आवेदन पत्र शुल्क - 40 रूपए। 
प्रथम अपील (अपीलीय अधिकारी के समक्ष 
अपील करने का शुल्क) - 50 रूपए। 
द्वितीय अपील (राज्य सूचना आयोग के 
समक्ष अपील करने का शुल्क) - 00 रूपए। 
* आवेदन शुल्क नगद जमा करवाया जा 
सकता है। या उतनी राशि के स्टाम्प पर 
 आवदेन टाईप कर या लिखकर दिया जा 
सकता है। 
गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों से कोई 
शुल्क नहीं लिया जाएगा। 
*" समय सीमा के बाद दी गई जानकारी का 
कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। 


जानकारी नहीं मिलती है तो आप 
आगे की कार्यवाही करने के लिए 
इस पावती की जरूरत होगी | 


श[ल्क जमा करवाना 

(जिन परिवारों का नाम बीपीएल 
सूची में नहीं है |) 

आवेदन पत्र जमा करवाने के बाद : 
आपको यह सूचना दी जाएगी कि 
कितनी राशि जमा करवानी है। यह 
स्पष्ट है कि जिन लोगों का नाम 


जानकारी लेने का अधिकार 


बीपीएल सूची में है उन्हें शुल्क जमा करवाने की जरूरत नहीं है | 
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क इस प्रकार है:-- 
फोटोकॉपी ए4 या ए3 साईज के पेपर - 2 रूपए प्रति पेपर | क्‍ 
जम्बो आकार के पेपर की फोटोकॉपी - वास्तविक कीमत जो बाजार में लगती है | 
सीडी या फलापी - वास्तविक कीमत 
* रजिस्टर या दस्तावेजों को निरीक्षण - एक घंटा या उससे कम के लिए 50 रूपए 
तथा अगले प्रति 45 मिनिट के लिए 25 रूपए | 
जानकारी प्राप्त करना क्‍ 

यदि आपको फोटोकॉपी के रूप में जानकारी मिल रही हैं तो फोटोकॉपी 
के हर पेज पर संबंधित अधिकारी के सत्यापन के हस्ताक्षर होंगे और मुहर लगी 
होगी | दस्तावेज लेते समय यह देख लें कि वही जानकारी मिल रही है जो आपने 
_ आवेदन में लिखी थी।| यदि उससे अलग जानकारी हो तो संबंधित लोक सूचना 
अधिकारी को बताएं या अपीलीय अधिकारी के सामने अपील करें | 


"2/ जानकारी देने की समय-सीमा 

. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी 30 दिनों के 
अंदर आवेदक को दी जायेगी | यदि कोई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या 
व्यक्तिगत्‌ स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वह 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करानी होगी | 
पिछला अनुभव यह बताता है कि अक्सर जानकारी समय पर नहीं मिल पाती | 
_ ऐसी स्थिति में आप एक खास अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं | 


+। जानकारी के मिलने पर अपील 


* यदि लोक सूचना अधिकारी जानकारी नहीं दें तो आवेदक तय की गयी फीस 
भरकर उस विभाग के अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। 
अपील करते समय दिए गए आवेदन की पावती व आवेदन की फोटोकॉपी 

* साथ लगाएं | यदि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं देने के बारे में कोई 
पत्र दिया हो तो उसकी भी फोटोकॉपी साथ लगाएं | बीपीएल परिवारों को 
छोड़कर अन्य परिवार अपील के आवेदन के साथ 50 रूपए का शुल्क जमा 


है” क्‍ क्‍ जानकारी लेने का अधिकार 


कर रसीद प्राप्त कर लें। आप चाहे तो शुल्क नगद देने के बजाय 50 
रूपए के गैर न्‍्यायालयीन स्टाम्प पर अपील लिखकर या टाईप करवाकर 
दे सकते हैं | 

यदि अपीलीय अधिकारी सूचना नहीं देते हैं तो इसकी शिकायत या 
अपील राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है। इसके लिए एक 
आवेदन के साथ अब तक दिए गए आवेदनों व पावतियों की फोटोकॉर्प 
संलग्न करें | राज्य सूचना आयोग को अपील करते समय 400 रूपए 
शुल्क जमा करवाना होगा। आप चाहे तो शुल्क नगद जमा करवाने के 
बजाय 400 रूपए के गैर न्‍्यायालयीन स्टाम्प के रूप में भी जमा करव 
सकते हैं | बीपीएल परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं देना होगा | 
सूचना नहीं देने के संबंध में उठाए गए मुद्दों से संबंधित दस्तावेज भी 
आवेदन के साथ संलग्न करें | 

अपील मंजूर होने पर आपको सूचना पत्र दिया जाएगा। यदि अपील मे 
कोई गलती रह गई हो तो उसे सुधारने का अवसर दिया जाएगा। यत् 
दिए गए समय में गल्दी दुरूसत नहीं की गई तो आवेदन निरस्त ह 
जाएगा | 

राज्य सूचना आयोग के सामने अपील करने पर आयोग संबंधित लोक 
सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से जवाब टिप्पणिय 
बुलवायेगा | जवाब प्राप्त न होने पर खुद बुलाकर सुनवाई की जाएगी | 
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जानकारी न देने वाले 
अधिकारियों पर कार्यवाही 


हम 0.0 अर ना 
अनुसार आवेदक को चाही गई जानकारी । ९१ ( हम ॥ ह हे क्‍ ३ १20: 

: देना जरूरी माना गया है | यदि संबंधित लोक फा ॥.... 07, ५2४ 

. सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध नहीं _. 0०7४२ 

. दिलवाते तो राज्य सूचना आयोग को अपील |] 

की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग .. ि्न्‍--न्‍न्‍न ८० 

_ मामले की जांच करने के बाद सूचना न देने 

वांले अधिकारी पर जुर्माने लगा सकता है| यह जुर्माना 250 रूपए प्रतिदिन 

की दर से अधिकतम 25000 रूपए तक हो सकता है | 

सूचना का अधिकार लागू होने के बाद ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, 

_ जब सूचना न देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया | इससे यह बात 
साफ होती है कि लोगों को सूचना देने के मामले में यह कानून बहुत 
प्रभावशाली है और अधिकारियों को मांगने वालों को चाही गई जानकारी देना 
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नीचे हम सूचना आयोग के बारे में कछ और जानकारी दे रहे हैं। यह बाः 
किसी कार्यालय से जानकारी निकलवाने के लिए तो जरूरी नहीं हैं | 


(9) राज्य सूचना आयोग 
हर प्रदेश में एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। इसमें राज 
मुख्य सूचना आयुक्त और कम से कम दस सूचना आयुक्त होने चाहिए | राज 
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्‍तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक 
समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इर 


| जानकारी लेने का अधिका 


- समिति में विधान 
सभा में विपक्ष के 
नेता और मुख्यमंत्री 
जार गामित एक का 
मंत्री भी -होते हैं। 
राज्य मुख्य सूचना 
आयुक्त और राज्य 
सूचना आयुक्‍तों का 
कार्यकाल पांच वर्षों 
का रखा गया है | द 
राज्य सूचना आयोग यह देखता है कि राज्य में लोगों को सूचना के अधिकार 
के उपयोग में कहीं कोई दिककतें तो नहीं आ रही है| यदि उन्हें समय पर 
चाही गईं सूचना नहीं मिलती है तो वे राज्य सूचना आयोग के सामने अपील 
कर सकते हैं | 

म. प्र. राज्य सूचना आयोग का पताः- मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, 
निर्वाचन] भवन, द्वितीय तल, जेल रोड़, एम.पी.नगर, भोपाल, 
मध्यप्रदेश-462406, फोन: 0755 2764366 »/67 »/ 68 


राज्य सूचना आयोग के कार्य व अधिकार 
. राज्य सूचना आयोग का कार्य सूचना के अधिकार को लागू करवाना है। 
आयोग लोगों से सूचना प्राप्त करने में आने वाली अड़चनों को दूर करता 
द है और इससे संबंधित शिकायतों ,// अपीलों की सुनवाई करता है | 
_ 2. आयोग सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकरण की जांच के 
आदेश दे सकता है | 
3. आयोग के पास सिविल कोर्ट से संबंधित समस्त अधिकार है। इसके 
अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, सुनवाई के दौरान 
उसकी हाजिरी सुनिश्चित करना तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश देने 
2200 कई 


3/थल7।। हा अर जानकारी लेने का अधिकार 


4. आयोग किसी भी कार्यालय या न्यायालय से पब्लिक रिकॉर्ड प्राप्त कर: 
सकता है | 


]83 जानकारी लेने का अधिकार 


सूचना के अधिकार की 
मल आर 
एक नजर में....... 
आप कन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत इकाइयों या ऐसे किसी 
विभाग, कार्यालय व संस्था से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, 
जिसका गठन, संचालन, नियंत्रण और वित्तीय सहयोग राज्य अथवा 
केन्द्र सरकार द्वारा हो रहा है। धारा >-क और ज) 
हर विभाग में एक “लोक सूचना अधिकारी” नियुक्त किया जाएगा। 
लोग सूचना पाने हेतु उसे अपने आवेदन दे सकते हैं। लोगों को 
सूचना (जानकारी) देने की जिम्मेदारी इस अधिकारी की होगी। धारा 
58 8 8 कै 
लोक सूचना अधिकारी के अलावा संबंधित कार्यालयों में सहायक लोक 
सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं | लोक सूचना अधिकारी या 
सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नहीं देने पर अपीलीय 
अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। | धारा 5 (2) | 
सूचना चाहने वाला व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन लोक सूचना 
अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा | धारा 
52] | 
यदि किसी व्यक्ति को आवेदन लिखने में दिक्कत हो तो लोक सूचना 
अधिकारी उसकी बातों को सुनकर आवेदन लिखने में मदद करेगा | 
धारा 6 () | 
सूचना या जानकारी मांगते समय सूचना मांगने का कारण बताना 
जरूरी नहीं है। कोई भी अधिकारी यह नहीं पूछ सकता कि इस 
सूचना का क्‍या करोगे | आवेदन पत्र में सूचना पाने का कारण लिखने 
की जरूरत नहीं है | धारा 6 (2) | द 
सूचना पाने के लिए आवेदन करते समय 40 रूपए आवेदन शुल्क जमा 
कराकर उसकी रसीद प्राप्त कर लें। गरीबी रेखा से नीचे 


जानकारी लेने का अधिकार 


जीवन-यापन करने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 
7 (5) | 

लोक सूचना अधिकारी तीस दिन क॑ अंदर सूचना उपलब्ध करवाएगा | 
यदि कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत्‌ स्वतंत्रता से 
संबंधित हो तो वह 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करानी होगी | धारा 7 
(4) 

यदि किसी लोक सूचना अधिकारी किसी कारण से सूचना देने से इंकार 
कर देता है और आवेदक उसके कारण » जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो वह 
30 दिन के अंदर ऊपर वाले अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है | 
यदि अपील स्वीकृत होती है तो आवेदक को सूचना उपलब्ध करानी 
होगी | यदि अपील अस्वीकृत होती है तो आवेदक 30 दिन के अंदर दूसरी 
अपील कर सकता है। यह अपील वह सूचना आयोग में कर सकता है । 
धारा 49 (3) | 

. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवा 
पाता है तो उसे 250 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकत 25000 रूपए 
तक के हर्जाने का भुगतान करना पड़ेगा | धारा 20(4) | 

सूचना आयोग संबंधित अधिकारी / विभाग को किसी भी शिकायतकर्ता 
को बिना उचित कारण के सूचना उपलब्ध न कराने अथवा देरी के लिए 
आवेदक को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य कर सकता है | 
धारा 49(8)(ख) | 

लोक सूचना अधिकारी यदि :- 

आवदेन पत्र नहीं लेता है या निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं 
कराता है | 

या जान बूझकर सूचना का आवेदन लेने से इंकार करता है | 

या जान बूझकर अपूर्ण, अधूरी या भ्रमित करने वाली सूचना देता है | 

या प्रार्थना पत्र में मांगी गई सूचनाएं नष्ट करता है| 

अन्य किसी तरह सूचना देने में अवरोध उत्पन्न करता है | 


जानकारी लेने का अधिकार 


७ ऐसी स्थिति में सूचना आयोग संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर लागू 
सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफारिश 
कर सकता है | धारा 20(2) | 


जानकारी लेने का अधिकार 


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 


जानकारी हेतु आवेदन 
अतिदर्क का नाम 5:55 30), 
पूरा पता / ईमेल / फैक्स जिस पर जानकारी मेजलीा है है: 
लि के 005 0: 
अलिवन का लिलाफिओ आह 
कार्यालय का नीम 5 पे 
चाही गयी जानकारी का विवरण ................... 
क्या चाहते हैं नकल » निरीक्षण » रिकार्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित् 
प्रति / प्रमाणित नमूना आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस रूपये ॥( 
नगद » स्टाम्प / रसीद (बीपीएल परिवारों के सदस्यों को नहीं देना है) ......... 


क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है हां / नहीं 
लत साची कमा: 5 क्‍ 
आवेदक के हस्ताक्षर): 87 


जानकारी लेने के लिए किसी खास प्रारूप में आवेदन देना जरूरी नहीं है 
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अशदेलन प्राप्त होने का दिनांक ................७......... 
आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्रवाः 
शत होना की दिनाक ६.०: ०२ 5 कम मी 


संबंधित शाखा / अधिकारी जहां से जानकारी मिलेगी ........................... 


(लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत) 
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 
पदनाम एवं सीख 


! (५ पल जानकारी लेने का अधिक 


अक्सर यह देखने में आया है कि आवेदन के समय मांगी गयी जानकारी को 
पूरी तरह स्पष्ट (यानि मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी चाहिए) न लिखा होने 
के कारण संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ने जानकारी का पूरा पुलिंदा 
निकाल दिया एवं प्रति पेज के हिसाब से शुल्क की मांग की। जैसे - 


गांव नीमपानी (कल्पित नाम) में रामू ने अपने पंचायत में बन रही सड़क बनाने 
के लिए कितनी राशि आयी है के बारे में जनपद पंचायत में आवेदन दिया। रामू 
ने जो जानकारी मांगी थीं, उसके लिए जनपद पंचायत ने पूरे जनपद में बन रही 
सड़कों के लिए आये बजट की प्रति की फोटोकापी का रू 420 (कल 60 पेज 
का बजट रिकार्ड था) जमा कराने की.मांग की। रामू ने 420 रू. जमा करने से 
मना किया तो जनपद के क्लर्क ने कहा कि बिना शुल्क जमा किये जानकारी 
नहीं दी जायेगी। यहां जनपद पंचायत को केवल उस पेज की फोटोकापी का 
शुल्क मांगना चाहिए जिस पर रामू की पंचायत नीमपानी का विवरण दिया 
हुआ था। पर रामू ने आवेदन में पेज न. नहीं लिखा था इसलिए क्‍लार्क ने पूरे 
दस्तावेज का शुल्क मांगा। द 


कई बार यह भी देखने में आया कि जब किसी ने कार्यालय से जानकारी मांगी 
तो संबंधित कर्मचारी ने कहा कि आवेदन मत दो , हम ऐसे ही आपको जानकारी 
दे देते हैं। पर ध्यान देने की बात है बिना आवेदन के जानकारी देना कोई 
दिक्कत वाली बात नहीं हैं पर दी गयी जानकारी के हर पेज पर संबंधित 
अधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील लगी होनी चाहिए। ऐसी जानकारी लेते 
समय इस बात का ध्यान रखें। बेहतर तो यही होगा कि जानकारी लेने के लिए 
सही तरीका अपनाएं यानि आवेदन देकर जानकारी लेवें। यह जानकारी मांगने 
वाले एवं जानकारी देने वाले दोनों के लिए सही तरीका होगा। 


| जानने का हक - समर्थन भोपाल द्वारा प्रकाशित किताब 2006 
5 भारत सरकार एवं म.प्र. सरकार द्वारा बनाया गया सूचना के 
अधिकार का अधिनियम एवं निर्देश 


यह किताब आपको कंसे लगी 

किताब के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें लिखें तो इस किताब को 
आगे और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी | सूचना के अधिकार से संबंधित 
आपके जो भी अनुभव एवं सुझाव हैं, हमें जरूर लिख भेजें | 


सम पा 


